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भारत सरकार 
आवासन और शहर� कायर् मंत्रालय 

लोक सभा 
अतारां�कत प्रश्न सं. 3313  

 

12 माचर्, 2026 को उ�र �दये जाने के �लए 

नई आवास इकाइयों क� आपू�त र् में �गरावट 

†3313. श्री स�सकांत सें�थलः 

क्या आवासन और शहर� कायर् मंत्री यह बताने क� कृपा करेंगे �कः 

(क) क्या सरकार को उन �रपोट� क� जानकार� है जो त�मलनाडु में चेन्नई स�हत प्रमुख 
महानगरों में एक करोड़ रुपये से कम क�मत वाल� नई आवास इकाइयों क� आपू�त र् में �गरावट 
का संकेत देती हैं और य�द हाँ, तो तत्संबंधी ब् यौरा क्या है; 

(ख) क्या सरकार ने शहर� क्षेत्रों में आवास सामथ्यर् पर बढ़ती भू�म लागत, औसत इकाई आकार 
में कमी और उच्च क�मत वाले आवासों क� ओर झुकाव के प्रभाव का आकलन �कया है और 
य�द हाँ, तो इसके क्या �नष्कषर् �नकले हैं; और 

(ग) �कफायती आवास क� आपू�तर् बढ़ाने और महानगरों में वहनीयता संबंधी �चतंाओं को दरू 
करने के �लए प्रधानमंत्री आवास योजना-शहर� (पीएमएवाई-यू) के अंतगर्त कें द्र सरकार द्वारा 
क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है? 

 
उत् तर 

आवासन और शहर� कायर् राज् य मंत्री 
(श्री तोखन साहू) 

 
(क) से (ग) भारत के सं�वधान क� सातवीं अनुसूची क� सूची-II क� प्र�विष्ट 18 के अनुसार भू�म 

और कॉलोनीकरण राज्य के �वषय हैं।  आवासन और शहर� कायर् मंत्रालय आवासों क� �बक्र� और 

उनके मूल्य और आवासन क� प्रव�ृ�यों से संबं�धत आंकडे
़
  नह�ं रखता है। 
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तथा�प, आवासन और शहर� कायर् मंत्रालय 25.06.2015 स े प्रधानमंत्री आवास योजना-शहर� 

(पीएमएवाई-य)ू के तहत देश भर में पात्र शहर� लाभा�थर्यों को पक्के मकानों के �लए कें द्र�य 

सहायता प्रदान करके राज्यों/संघ राज् य क्षेत्रों के प्रयासों में सहायता प्रदान कर रहा है। 

पीएमएवाई-यू के कायार्न्वयन के अनुभवों स े �मल� सीख के आधार पर, आवासन और शहर� 

कायर् मंत्रालय ने योजना को नया रूप �दया है और देश भर के शहर� क्षेत्रों में कायार्न्वयन के 

�लए 01.09.2024 से प्रभावी पीएमएवाई-यू 2.0 'सभी के �लए आवास' �मशन शुरू �कया है, 

ता�क 1 करोड अ�त�रक् त पात्र लाभा�थर्यों द्वारा चार घटकों अथार्त लाभाथ� आधा�रत �नमार्ण 

(बीएलसी), साझेदार� में �कफायती आवास (एएचपी), �कफायती �कराया आवास (एआरएच) और 

ब्याज सिब्सडी योजना (आईएसएस) के माध् यम से �कफायती क�मत पर घर बनाया, खर�दा और 

�कराए पर �लया जा सके।  

पीएमएवाई-यू 2.0 के योजना �दशा�नद�शों के अनुसार, योजना के तहत घर खर�दने/बनाने के 

�लए आवश्यक �न�ध कें द्र सरकार, राज्य/संघ राज् य क्षेत्र सरकार/शहर� स्थानीय �नकायों 

(यूएलबी)/कायार्न्वयन एजें�सयों और लाभा�थर्यों के बीच साझा क� जाती है। भावी लाभा�थर्यों को 

�कफायती आवासों क� उपलब्धता सु�निश्चत करने के �लए राज्यों (राज्यों) के �हस्से में वदृ्�ध 

करने के �लए लचीलेपन के साथ राज्यों के �हस्से को �नधार्�रत �कया गया है और अ�नवायर् 

बनाया गया है।  

�कफायती आवास को सहायता देन ेके �लए, केन्द्र सरकार ने �व�भन्न कदम उठाए हैं जैसे �क 

�नमार्णाधीन �कफायती आवास प�रयोजना पर माल एवं सेवा कर (जीएसट�) को इनपुट टैक्स 

के्र�डट (आईट�सी) के �बना 8 प्र�तशत से घटाकर 1 प्र�तशत करना और �कफायती आवास को 

हाम�नाइज् ड �लस् ट ऑफ इन् फ्रास् ट्रक् चर में शा�मल करके इन् फ्रास् ट्रक् चर का दजार् देना। इसके 

अलावा, सीमेंट जो प्रमुख �नमार्ण सामग्री में से एक है, पर जीएसट� भी 2025 में 28% स े

घटाकर 18% कर �दया गया है, और इसक� कम क�मतें �नमार्ण लागत को कम करन ेऔर 

आवास को अ�धक �कफायती बनान ेमें सहायक होंगी। 

इसके अलावा, भारत सरकार ने अनुसू�चत वा�णिज्यक बैंकों, आवास �व� कंप�नयों (एचएफसी) 

आ�द से �लए गए आवास पर गारंट� देकर पात्र प�रवारों क� ऋण उपलब् धता और पात्रता को 

बढ़ाने के �लए ईडब्ल्यूएस/एलआईजी के �लए कम आय वाले आवास के �लए के्र�डट �रस्क गारंट� 
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फंड ट्रस्ट फॉर लो इनकम हाउ�सगं (सीआरजीएफट�एलआईएच) को पुनस�र�चत �कया है, ता�क 

आवासों को �कफायती बनाया जा सके।  

इसके अ�त�रक्त, अनौपचा�रक क्षेत्रों के लाभा�थर्यों क� सहायता के �लए �व�ीय सेवा �वभाग 

(डीएफएस) द्वारा बैंकों के साथ �मलकर �वशेष आवास ऋण उत्पाद �वक�सत �कए गए हैं। 
राज्यों/संघ राज् य क्षेत्रों से यह भी अपेक्षा क� जाती है �क वे �त्रपक्षीय समझौते के माध्यम से 

पीएमएवाई-यू 2.0 लाभा�थर्यों को होम लोन क� सु�वधा प्रदान करेंगे। 

नी�त आयोग द्वारा मई 2025 में �कफायती आवास को बढ़ावा देने और सक्षम करने के �लए 

एक व्यापक फे्रमवकर्  का प्रस्ताव करत ेहुए एक �वस्ततृ दृिष्टकोण दस् तावेज तैयार करन ेके �लए 

एक स�म�त का गठन �कया गया था और �दसंबर 2025 में '�कफायती आवास को बढ़ावा देने के 

�लए एक व्यापक फे्रमवकर् ' नामक अपनी �रपोटर् द� है। इन �सफा�रशों में अन्य बातों के साथ-

साथ क�तपय कर छूट और राजकोषीय प्रोत्साहन शा�मल हैं। यह �रपोटर् नी�त आयोग क� 

वेबसाइट  

https://niti.gov.in/sites/default/files/202601/A_Comprehensive_Framework_to_Promot

e_Affordable_Housing.pdf पर देखी जा सकती है। 

 

स�म�त क� �सफा�रशों को आवश्यक कारर्वाई के �लए सरकार/राज्यों और संघ राज् य क्षेत्रों के 

मंत्रालयों/�वभागों/�व�भन्न अन्य �हतधारकों के साथ साझा �कया गया है। 

 

मंत्रालय योजना क� प्रग�त क� राज्यों/संघ राज् य क्षेत्रों के साथ �नय�मत समीक्षा करता है, िजसमें 

योजना अव�ध और �नधार्�रत समय-सीमा के भीतर सभी स्वीकृत आवासों को पूरा करना 

सु�निश्चत करने के साथ-साथ कें द्र�य सहायता को समय पर जार� और उपयोग करना शा�मल है। 

 

**** 

 

 

 

 


